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 Seventeenth  Loksabha

 >

 Title:  Members  Ms.  Nusrat  Jahan  Ruhi  and  Ms.  Mimi  Chakraborty  took

 the  oath,  signed  the  Roll  of  Members  and  took  their  seats  in  the  House.

 SECRETARY  GENERAL:  Nusrat  Jahan  Ruhi  ji

 WEST  BENGAL  Contd.

 Ms.  Nusrat  Jahan  Ruhi  (Basirhat)  Oath  Bengali

 Ms.  Mimi  Chakraborty  (Jadavpur)  Oath  Bengali

 व्यवधानी)

 डॉ.  मोहम्मद  जावेद  (किशनगंज):  महोदय,  बिहार  में  हर  दिन  बच्चों  की  मौतें  हो

 रही  हैं  ।  ...(व्यवधान)

 माननीय  अध्यक्ष  :  HAA  ऑवर  |

 ...(व्यवधान)

 11.03  hrs

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 माननीय अध्यक्ष  :  कैप्टन  -  41  श्री कौशलेन्द्र कुमार
 |

 ...(व्यवधान)
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 (Q.  41)

 श्री  कौशलेन्द्र  कमार  माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  सबसे  पहले  आपको  बधाई

 देता हूं
 ।

 आपने  मुझे  र7वीं  लोक  सभा  में  पहला  प्रश्न  पूछने  का  मौका  दिया,  इसके

 लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं
 ।

 मैंने  आपके  माध्यम  से  मैंने  माननीय  मंत्री  जी  के  समक्ष  सवाल  रखा  है,  उसमें

 कुछ  परेशानियां  भी  हैं
 ।
 मैं  बिहार  में  नालंदा  संसदीय  क्षेत्र  से  आता  हूं,  खास  कर

 हमारे  यहां  मछली  पालन  में  किसानों  ने  काफी  रुचि  ली  है  ।  यह  माननीय  मंत्री  जी

 भी  जानते  हैं  और  उन्होंने  कई  जगहों  पर  निरीक्षण  भी  किया  था  ।  अब  तो  वे  इस

 विभाग  के  मंत्री  भी  बन  गए  हैं  ।  मैं  मछली  पालन  के  किसानों  की  परेशानी  के  बारे

 में  कहना  चाहता हूं
 ।

 आप  किसानों  को  ट्रेनिंग  दे  रहे  हैं
 ।

 हमारे  जिले  से  लगभग

 370
 लोगों  को  बाहर  भेजकर  ट्रेनिंग  दी  गई  लेकिन  जो  मजदूर  काम  करते  हैं,  वे

 स्किल्ड  नहीं  हैं,  उनको  कोई  ट्रेनिंग  नहीं  दी  जा  रही  है
 ।

 इसके  चलते  किसानों के

 लिए  लगातार  परेशानी  बढ़  रही  है  ।

 मेरा  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  सीधा  प्रश्न  है  कि  क्य  आप  किसानों  के

 साथ  मजदूरों  को  भी  स्किल  देने  का  प्रयास  करेंगे?

 श्री  गिरिराज  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  माननीय  सदस्य  ने  जिन  बातों  को  रखा

 है,  मैं  इससे  सहमत  हूं,  लेकिन  प्रशिक्षण  का  काम  राज्य  सरकार  का  दायित्व

 बनता है  |

 मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  देश  में  जब  से  माननीय

 मोदी  जी  की  सरकार  में  नीली  क्रांति,  ब्लू  रेवोल्यूशन लाया  गया  है  तब  से
 11

 प्रतिशत  की  बढ़ोतरी  हुई  है  और  लगभग  47,000  करोड़  का  एक्सपोर्ट  किया  है
 |

 प्रशिक्षण  के  लिए  बिहार  से  जो  प्रोजेक्ट  आए  हैं,  उन  प्रोजेक्ट  में  हम  निश्चित  ही

 सहायता  करेंगे  लेकिन  संघीय  व्यवस्था  में  हम  सीधे  किसी  जिले  को  नहीं  देते  हैं  ।

 प्रशिक्षण  हमारा  कम्पोनेंट  है,  उस  कम्पोनेंट  के  साथ  पोस्ट  हार्वेस्टिंग  के  लिए  भी

 दे  रहे  हैं,  मार्केटिंग  के  लिए  भी  दे  रहे  हैं
 |

 हम  फिश  कल्चर  के  लिए  सारी



 सुविधाएं  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  देने  का  काम  करते  हैं
 ।

 नालंदा  जिला

 सचमुच  में  अग्रणी  जिला  है  जहां  आज  7.7  टन  प्रति  हेक्टेयर  की  उपज  है
 |  यह

 अच्छी  उपज  है,  राज्य  की  उपज  में  लगभग  3  टन  है  ।  निश्चित रूप  से  नालंदा

 जिला  अग्रणी जिला  है  ।  माननीय  सदस्य  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  जो  भी

 योजना  भेजेंगे,  उस  पर  हम  काम  करेंगे  |

 श्री  कौशलेन्द्र  कुमार
 :

 माननीय  अध्यक्ष  जी,  माननीय  मंत्री  जी  ने  जवाब  में  कहा

 है  कि  ब्याज  मुक्त  क  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है,  लेकिन  माननीय  प्रधान  मंत्री

 जी  का  प्रयास  है  कि  वर्ष
 2022

 तक  हम  किसानों  की  आय  दुगुनी  करेंगे
 ।  इसके

 साथ  यह  भी  प्रश्न  जुड़ा  है  कि  आप  मछली  पालन  के  किसानों  से  अगर  ब्याज  लेना

 चाहते  हैं  तो  कोई  सब्सिडी  या  जो  इसे  बाजार  ले  जाते  हैं,  उनके  लिए  कोई  व्यवस्था

 की  जा  सकती है?

 हमारे  क्षेत्र  में  ही  नहीं  बल्कि  पूरे  बिहार  में  कोई  बड़ी  हैचरी  नहीं  है
 ।  क्या

 सरकार  मत्स्य  पालन  किसानों  के  लिए  हर  जिले  में  विकसित  हैचरी  की  व्यवस्था

 करेगी?

 श्री  गिरिराज  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्य

 को  बताना  चाहता  हूं  कि  हैचरी  बिहार  में  दी  है
 ।

 हैचरी  के  लिए  भी  पैसा  दिया  है,

 मार्केटिंग के  लिए  भी  पैसा  दिया  है
 |
 मार्केटिंग  के  साथ ट्रांसपोर्टेशन के  लिए  भी

 पैसा  दिया  है  |  माननीय  सदस्य  राज्य  सरकार  से  संपर्क  करें,  उस  जिले  को  उस

 मद  में  जरूर  सहायता  मिलेगी  |

 श्री  राजेन्द्र धेड्या  गावित:  माननीय  अध्यक्ष  जी,  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने

 मास्स्यिकी  अलग  मंत्रालय  बनाया,  इसके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देना  चाहता  हूं
 |

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मास्स्यिकी  विभाग  को

 कृषि  का  दर्जा  दिया  जाए
 |
 महाराष्ट्र  और  देश  के  किसी  कोने  में  जब  किसान

 आर्थिक  बोझ  के  कारण  आत्महत्या  करता  है,  तब  राज्य  शासन  और  केंद्र  सरकार

 द्वारा  सही  ढंग  से  मुआवजा  दिया  जाता  है
 ।

 यदि  कोई  मछुआरा  आर्थिक  बोझ  के



 कारण  आत्महत्या  करता  है  तो  उसे  किसी  भी  तरह  से  मुआवजा  नहीं  दिया  जाता

 ह ै|

 मेरी  मंत्री  महोदय  से  विनती  है  कि  मत्स्य  पालन  को  कृषि  का  दर्जा  दिया  जाए

 ताकि  उन्हें  सुविधाएं मिल  सकें  |

 श्री गिरिराज सिंह  :  महोदय,  जो  मछुआरे  दुर्भाग्यपूर्ण  परिस्थितियों  में  मर  जाते

 हैं,  उनको  दो  लाख  रुपये  दिए  जाते  हैं
 ।

 जहां  तक  फिशरीज़  एकाकल  के  किसान  हैं,  मोदी  जी  की  सरकार  ने

 पिछली  बार  केसीसी  की  तर्ज  पर  तीन  लाख  रुपये  देने  का  प्रावधान  रखा  है  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  यह  देश  में  og  रेवोल्यूशन  में  बहुत  बड़ी  क्रांति  है
 ।

 SHRI  1.  N.  PRATHAPAN  :  The  traditional  fishermen  of  India  find

 their  livelihood  by  fishing  in  seas,  rivers  and  lakes  etc.  selling  fishery

 products.  Approximately  18-21  per  cent  of  the  total  population  of  the

 country  depends  upon  fisheries  sector  and  they  are  the  most  deprived

 population  amongst  us.

 Hon.  Speaker,  Sir,  my  question  is  that  whether  the  Government

 would  take  any  initiative  to  introduce  new  fisheries  policy  for  improving

 the  socio-economic  status  of  the  fishermen  and  allied  workers.

 श्री  गिरिराज  सिंह:  माननीय  सदस्य  इसे  नजदीक  से  जानते  हैं,  उस  वर्ग  को

 बहुत  करीब  से  जानते  हैं,  मैं  यह  बात  जानता  हूं
 ।  सरकारी

 की  ओर  से  जो

 योजनाएं  बनी  हैं,  उसके  लिए  मार्केटिंग  फैसिलिटी,  ट्रांसपोर्टेशन  की  फैसिलिटी  है

 |
 हमने  मछुआरों  के  लिए

 918
 डीप  सी  फिशिंग  वेल्स  देने  का  काम  किया  है

 ।

 11.942  ट्रेडिशनल  क्राफ्ट  मोटराइज  करने  का  काम  किया  है
 |  13457  नंबर  के

 सैष्टिव  किट  भी  दी  है  जो  मैरीन  फिशरी  में  है
 ।

 न्यु  फिशिंग  हार्बर  भी  तैयार

 किया  गया  है
 |

 फिशरीज़  के  लिए  नीली  क्रांति  में  सारे  प्रावधान  किए  गए  हैं,

 लेकिन  मेरी  भी  कुछ  लाचारी  है  क्योंकि  हम  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  काम
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 करते हैं  |  इसमें  पोस्ट  हार्वेस्ट  का  प्रावधान  रखा  गया  है  ।  हार्वेस्टिंग के  लिए  भी

 प्रावधान रखा  गया  है  ।

 मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  राज्य  सरकार  से  मिलकर  बात  करेंगे  तो  इसका

 निदान  होगा  |

 श्रीमती  लॉकेट  चटर्जी  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  मैं  सबसे  पहले  आपका  अभिनंदन

 करती  हूं.  I  want  to  ask  whether  the  Government  has  any  policy  on

 inland  fish  farming,  if  so,  I  would  like  to  know  about  it.

 My  second  question  is  that  whether  any  such  policy  is  applicable  to

 fishing  in  rivers.

 My  third  question  is  that  whether  any  of  the  fish  found  in  inland

 waters  or  rivers  are  in  the  category  of  Endangered  or  Critically

 Endangered.

 श्री  गिरिराज  सिंह:  माननीय  अध्यक्ष  जी,  मत्स्य  के  उत्पादन  में  मेरिन  फिशरी  भी

 है,  नदियां  भी  हैं  और  इन लैण्ड  भी  है
 ।

 इनलैण्ड  फिशरी  में  नए  पौण्ड  खुदवाने  के

 लिए  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  लीभार्थी  को  60-40  रेश्यो  में  और  जिस  कैटेगिरी

 में  वे  आते  हैं,  उस  कैटेगिरी  के  अनुसार  उन्हें  लाभ  मिलता  है
 ।  उनके लिए  सभी

 तरह  की  योजनाएं बनी  हुई  हैं
 ।

 अगर  किसी  योजना  के  विषय  में  पूछेंगे  तो  मैं  बता

 दूंगा  ।

 (Q.  42)

 श्री  राजकुमार  चाहर:  मैं  फतेहपुर  सीकरी  क्षेत्र  से  आता  हूं
 ।

 यह  पानी की

 किल्लत  के  लिए  पूरी  दुनिया  में  जगजाहिर  है
 ।

 वर्ष  1571  से  1585  के  बीच  में  यह

 अकबर  की  राजधानी रहा  है  ।  अकबर  पानी  की  कमी  के  कारण  इसे  छोड़कर

 चले गए  थे  |

 5/26



 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां

 आलू  की  खेती  कम  पानी  में  होती  है
 |

 क्या  सरकार  की  कोई  योजना  फतेहपुर

 सीकरी  क्षेत्र  में  आलू  का  प्रोसेसिंग  प्लांट  लगाने  की  है?  अगर  नहीं  है  तो  कृपया

 आलू  का  प्रोसेसिंग  प्लांट  लगा  दिया  जाए  ताकि  किसानों  का  भला  हो  सके
 ।

 श्री  परषोत्तम  रूपाला:  माननीय  अध्यक्ष  जी,  माननीय  सांसद  महोदय  ने  जो  प्रश्र

 अभी  सप्लीमेंट्री  प्रश्न  के  तौर  पर  पूछा  है,  प्रोसेसिंग  लगाने  की  मांग  जो  कर  रहे  हैं,

 वह  फूड  मिनिस्ट्री से  रिलेटेड  है
 ।

 हम  फूड  मिनिस्ट्री  से  सम्पर्क  करके  कुछ

 जानकारी  लेना  चाहेंगे,  मगर  आपका  बेसिक  सवाल  था  कि  पानी  की  किल्लत  वाले

 एरिया  में  खासकर  फतेहपुर  सीकरी  एरिया  में  भारत  सरकार  की  ओर  से  कोई

 प्रोविजन सरकार  ने  किए  हैं
 |
 मैं  आपके  माध्यम  से  बहुत  नम्रता  से  सदन  के

 संज्ञान  में  लाना  चाहूंगा  कि  कई  योजनाएं  इस  क्षेत्र  के  लिए  भी  हैं,  मगर  आगरा

 जिले  के  लिए,  पूरे  देश  के  लिए  अभी  नहीं  बता  रहा  हूँ
 ।

 आगरा  जिले  के  लिए

 राष्ट्रीय  खाद्य  सुरक्षा  मिशन,  समेकित  बागबानी  मिशन,  सूक्ष्म  सिंचाई  के  अन्तर्गत

 जो  काम  हो  रहा  है,  पी.एम  किसान  योजना  और  मृदा  स्वास्थ्य  के  संबंध  में  जो

 काम  हो  रहा  है,  वे  छ:  योजनाएं  आगरा  जिले  में  भी  काम  कर  रही  है  और  आगरा

 के  कुछ  क्षेत्र  में  आई.सी.ए.आर.
 के

 माध्यम  से  समेकित  खेती  के  लिए  कुछ  गांव  में

 दूसरे  मॉडल  भी  बनाए  हैं.
 ।

 वहां  जाकर  आप  कम  सिंचाई  वाले  या  डॉउट

 आधारित  किस्मों  को,  उनके  प्रयोगों  को  भी  देख  सकते  हैं  ।

 श्री  राजकुमार  चाहर
 :

 हमारे  क्षेत्र  फतेहपुर  सीकरी  में  ड्रिप  सिंचाई  के  लिए

 सरकार  की  क्या  योजना  चल  रही  है?  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  "मोर  क्रॉस  पर

 ड्रॉप  का  एक  नारा  दिया  है,  जो  बहुत  चर्चित  है
 ।

 मैं  उसके  लिए  माननीय  प्रधान

 मंत्री  जी  का  आभार  प्रकट  करता  हूँ
 ।

 किसानों  की  आय  बढ़ाने  के  लिए  व्यापक

 स्तर  पर  एक  योजना  बनाई  गई  है  ।  इसके  अन्तर्गत  मेरे  क्षेत्र  में  इस  योजना  का

 क्रियान्वयन  किस  तरह  चल  रहा  है?  अगर  नहीं  चल  रहा  है  तो  आगे  सरकार

 इसके  लिए  क्या  करने  वाली  है,  इसमें  तेजी  कब  आएगी?

 श्री  परषोत्तम  रूपाला:  माननीय  अध्यक्ष  जी,  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय

 सांसद  महोदय  को  बताना  चाहूँगा  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  का  जो  नारा  है,
 “मोर
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 क्रॉस पर  ड्रॉप  और  उनके  अनुसंधान  से  प्रधान  मंत्री  कृषि  सिंचाई  योजना
 2015-

 16
 से  आपके  क्षेत्र  में  और  पूरे  देश  में  काम  कर  रही  है,  उसके  तहत  मैं  आपके

 क्षेत्र  के  जिले  की  डिटेल  अभी  मेरे  पास  नहीं  है,  मैं  जिला  की  डिटेल  भी  बता  सकता

 हूँ,  बाद  में  डिटेल  दे  दूंगा
 ।

 लेकिन  पूरे  देश  के  लिए
 2015-16

 से  लेकर
 2018-19

 तक
 11

 लाख
 58

 हजार  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  सूक्ष्म  सिंचाई  के  कवरेज  में  लाया  गया  है

 और
 9188

 करोड़  रुपये  इसमें  निर्मुक्त  किए  गए  हैं
 ।

 SHRIMATI  SUPRIYA  SADANAND  SULE:  Sir,  I  am  aware  that

 agriculture  is  a  State  Subject.  But  I  would,  through  you,  like  to  ask  the

 hon.  Minister  this  question,  since  in  his  reply  he  has  mentioned  he  is

 doing  special  cases  for  water  and  seeds.  The  State  where  I  come  from  is

 going  through  an  agrarian  crisis  right  now.  Yesterday  in  a  reply  the  hon.

 Minister  in  Maharashtra  had  said  that  there  is  a  scheme  for  water  for

 helping  agriculture,  and  this  question  is  on  agriculture  development,  that

 there  is  a  scheme  called  Jalyukt  Shivar  Yojana  involving  Rs.8,000

 crore,  and  the  Government  itself  has  admitted  that  there  has  been  some

 misuse  of  funds.  I  am  aware  that  this  is  a  State  Subject,  but  there  is  an

 agrarian  crisis  going  on.  The  Government  of  Maharashtra  report  says

 that  there  are  eight  suicides  every  day.  This  is  not  my  report,  this  is  the

 official  reply  of  the  Government  of  Maharashtra.  So,  I  would  like  to  ask

 the  hon.  Minister,  when  there  is  such  an  agrarian  crisis  and  eight  people

 are  committing  suicides  every  day,  when  there  is  a  such  a  big  corruption

 charge  admitted  by  the  Government  of  Maharashtra,  what  will  the

 Central  Government  do  to  save  my  State  and  the  poor  hardworking

 farmers  of  my  State  of  Maharashtra?

 श्री  परषोत्तम  रूपाला:  माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  माननीय  सांसद  ने  जो  प्रश्न  पूछा

 और  उसमें  एक  आब्जर्वेशन दिया  है
 ।

 सरकार  से  वे  जानना  चाहते  हैं  कि  ये

 अच्छत  और  सूखा  वाले  प्रदेश  के  लिए  सरकार  की  क्या  योजनाएं  हैं?  मैं  मानता  हूँ

 कि  जब  सूखा  घोषित  होता  है  तो  राज्य  की  ओर  से  सेन्ट्रल  को  उसकी  सूचना  आती
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 है  और  उस  पर  जो  कार्यवाही  होती  है,  मेरे  हिसाब  से  उसके  बारे  में  आप  भी  भली-

 भांति  जानते  हैं  ।

 आपके  प्रश्न  की  इंटेंशन  कुछ  योजनाओं  में  करप्शन  चार्जेज  के  बारे  में  है
 ।  वे

 योजनाएं  केन्द्र  सरकार  से  ताल्लुकात  नहीं  रखती  हैं,  वे  राज्य  से  संबंधित  योजनाएं

 हैं,  हमारे  क्षेत्र  से  उनका  कोई  लेना-देना  नहीं  है
 ।

 उनके  बारे  में  आप  राज्य

 सरकार  से  पता  कर  सकती  हैं  ।  इस  बारे  में  अगर  आपकी  ओर  से  केन्द्र  सरकार

 के  सामने  कोई  दरख्वास्त  आएगी  तो  हम  छानबीन  जरूर  करवाएंगे  । मैं इस

 सदन  के  माध्यम  से,  दो  चीजों  के  लिए  महाराष्ट्र  की  सरकार  को  धन्यवाद  देना

 चाहता हूं
 ।

 पानी  का  बड़ा  संकट  महाराष्ट्र  झेल  रहा  है,  वहां  इस  प्रकार  के  जल

 शिविरों  को  रोककर,  बरसाती  पानी  को  रोकने  का  यदि  किसी  राज्य  में  सबसे

 अच्छा  काम  हुआ  है  तो  वह  महाराष्ट्र  में  हुआ  है
 ।

 यह  बात  मैं  आपसे  शेयर  कर

 रहा हूं
 |

 यदि  उसी  काम  में  कहीं  से  किसी  ने  कुछ  किया  है  तो  इसका  दोष

 सरकार  पर  डालने  की  बजाय,  अगर  आप  उसकी  जांच  की  बात  करें  तो  वहां  तक

 मैं  भी  आपके  साथ  सहमत  हूं
 ।

 सभी  प्रान्तों  के  मेरे  सभी  साथियों  को  मेरा  आह्वान

 है  कि  जल  संकट  के  बारे  में  अगर  हम  सिर्फ  सरकार  की  तरफ  उंगली  दिखाते

 रहेंगे  तो  यह  संकट  हल  नहीं  होगा
 ।

 इसमें  हम  सभी  को  मिलकर,  सभी  राज्यों  को

 मिलकर  अपने-अपने  क्षेत्र  में  वर्षा  जल  को  संचित  करने  का  काम  करना  चाहिए  |

 (Q.  43)

 श्री  मोहनभाई  कुंडारिया  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  प्रधान  मंत्री  फसल  बीमा

 योजना,  जो  भारत  सरकार  ने  चालू  की  है,  उससे  किसानों  को  बहुत  बेनिफिट

 मिलने  वाला  है
 ।

 इस  योजना  में  प्रीमियम  पे  करना  किसानों  के  लिए  अनिवार्य  है,

 इसकी  बजाय  इसे  स्वैच्छिक  करना  चाहिए
 ।

 किसानों  को  जो  पानी  की  सुविधा  है,

 डैम  की  सुविधा  है,  बोरवेल  की  सुविधा  है,  कुएं  की  सुविधा  है,  उसको  कभी  क्लेम

 नहीं  मिलता  है
 ।

 इसलिए  इसे  अनिवार्य  करने  के  अलावा  स्वैच्छिक  करना  चाहिए

 |



 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  क्रॉस  इंश्योरेंस  कंपनी  है,  वह

 कारपोरेट  ऑफिस  से  चलती  है,  ग्राउण्ड  लेवल  पर  उसके  पास  कोई  आदमी  भी

 नहीं  होता  है
 ।

 पूरा  काम  और  काप  कटिंग  राज्य  सरकार  और  भारत  सरकार  के

 कर्मचारी मिलकर  करते  हैं
 |

 हरेक  राज्य  ने,  किसी  भी  राज्य  ने  योजना  चालू

 करने  के  लिए  पत्र  भेजा  है  या  नहीं?  यह  योजना  राज्य  सरकार  को  देने  के  लिए

 क्या  केन्द्र  सरकार  कुछ  सोच  रही  है?

 श्री  परषोत्तम  रूपाला:  अध्यक्ष  महोदय,  मोहनभाई  मेरे  ही  राज्य  के  किसान  नेता

 हैं  और  उस  क्षेत्र  से  आते  हैं,  जो  आज़ादी  के  समय  सौराष्ट्र  राज्य  था,  जिसकी

 राजधानी राजकोट  हुआ  करती  थी
 ।

 वह  उसी  एरिया  से  प्रतिनिधित्व कर  रहे  हैं
 |

 उन्होंने  एक  बहुत  अहम  मुद्दा  इस  सदन  के  सामने  उपस्थित  किया  है
 |

 अध्यक्ष  महोदय,  प्रधान  मंत्री  फसल  बीमा  योजना  1985  में  देश  में  पहली

 बार  लागू  हुई  और  उस  समय  उसका  उद्देश्य  था  कि  किसान  जो  ऋण  लेते  हैं,  उस

 ऋण  को  इन् श्योर किया  जाए  ।
 ये

 सारी  चीजें  अभी  सदन  में  बोलने  का  मेरा  इरादा

 नहीं  है,  मगर  वहीं  से  लेकर,  नरेन्द्र  भाई  मोदी  जी  हमारे  प्रधान  मंत्री  बने,  उन्होंने

 प्रधान  मंत्री  फसल  योजना  2016  में  इंट्रोड्यूस  किया
 ।
 वहां  तक  की  यात्रा  में  इस

 योजना  को  मोडिफाई  करने  का  सभी  सरकारों  ने  प्रयास  किया
 ।  2016 में  जब

 प्रधान  मंत्री  फसल  योजना  आई  और  मोहनभाई  ने  अभी  जो  प्रश्न  उपस्थित  किया

 है,  उनकी  मांग  यह  है  कि  किसानों  का  इसमें  अल्टरनेटिव  देना  चाहिए
 |

 हम  जो

 कम्पलसरी  रूप  से  ऋण  लेने  वाले  किसानों  को  इसकी  कवरेज  में  ले  रहे  हैं,  उसके

 बारे  में  सरकार  की  क्या  राय  है
 ।
 मैं  बहुत  विनम्रता  से  इस  सदन  के  सामने  और

 मोहनभाई  की  जानकारी  के  लिए  बताना  चाहूंगा  कि  इस  सन्दर्भ  में  किसान

 संगठनों  ने  भी  सीधे  हमारे  सामने  डिमाण्ड  रखी  है,  गुजरात  किसान  संघ  के

 कार्यकर्ताओं  ने  भी  रखी  है,  कई  संसद  सदस्यों  ने  भी  रखी  है,  आपके  द्वारा  भी  एक

 खत  हमें  मिला  है,  कई  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  भी  हमें  सुझाव  मिले  हैं
 ।  इनकी

 सूची  भी  मेरे  पास  है
 |

 कई  राज्य  सरकारों  की  ओर  से  भी  यह  डिमाण्ड  हमें  मिली

 है  ।
 इन  सभी  का  संज्ञान  लेते  हुए,  कल  ही  हमारी  सरकार  की  ओर  से,  हमारे

 सेक्रेटरी  की  और  से  सभी  राज्य  सरकारों  को  एक  खत  लिखा  गया  है
 ।
 मैं  इसका



 7/9/22,  3:09  PM

 एक  पैरा  आपकी  जानकारी  के  लिए  पढ़ेगा,  ताकि  आपके  मन  में  जो  विषय  है,

 उसका  समाधान हो  सके  :

 “To  Principal  Secretary,

 ..  Requests/representations  have  been  received  by  the

 Government  from  various  quarters  including  few  State

 Governments  and  farmers’  organisation  to  make  the  scheme

 voluntary.  ..  optional  for  all  farmers  the  Government  15  in

 the  process  of  examining  this  request  to  _  further

 review/modify  the  schemes.”

 यह  अपना  स्टेटस  है  और  हम  ने  सभी  राज्यों  के  प्रमुख  अधिकारियों  और

 कृषि  सचिवों  से  आग्रह  किया  है  कि  वे  अपनी  राय  बता  दें  ताकि  इस  अहम  मुद्दे  पर

 ठीक  तरह  से  रिव्यू  कर  सकें
 ।

 जो  आपके  मन  की  बात  है,  उसी  दिशा  में  हम

 एग्जामिन कर  रहे  हैं
 ।

 हम  शीध्र  ही  इसका  निपटारा  करने  की  दिशा  में  काम  कर

 रहे  हैं
 ।

 माननीय  अध्यक्ष
 :  सप्लीमेंट्री प्रश्न  ।

 श्री  मोहनभाई  कुंडा रिया
 :

 अध्यक्ष  महोदय,  मेरा  महत्वपूर्ण  प्रश्न  वही  था  कि

 किसानों  के  लिए  वह  अनिवार्य  नहीं  बल्कि  स्वैच्छिक  होना  चाहिए  ।  आपने जो  पत्र

 लिखा  है,  राज्य  सरकार  उसको  अच्छी  तरह  से  भेज  कर,  वह  अनिवार्य  के  अलावा

 स्वैच्छिक  करे,  ऐसी  ही  मेरी  मांग  थी
 ।

 माननीय  अध्यक्ष  :  श्री  प्रताप राव  जाधव  जी  ।

 श्री  प्रताप राव  जाधव:  अध्यक्ष  महोदय,  सम्माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  किसानों  के

 लिए  बहुत  अच्छी  “प्रधान  मंत्री  फसल  बीमा  योजनाਂ  बनाई  है,  मैं  उनको  किसानों

 की  तरफ  से  धन्यवाद देता  हूं
 ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  सम्माननीय  मंत्री  जी  से

 कहना  चाहूंगा  कि  यह  योजना  बनाई  गई  है  और  इसमें  लिखा  है  कि  किसानों  को

 फसल  बीमा  देने  के  लिए  पिछले  सात  सालों  में  से  पांच  सालों  का  एवरेज  निकाल

 कर,  उस  पर  बीमे  की  रकम  निश्चित  की  जाती  है
 ।

 पिछले  कई  सालों  से  महाराष्ट्र
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 हो  या  अलग-अलग  राज्य  हो,  वहां  सूखे  की  स्थिति  होने  से  किसानों  की  एवरेज

 यील्ल  घटती  जा  रही  है
 ।

 अगर  एवरेज  सील्ड  पर  बीमा  कंपनी  किसानों  को

 मुआवजा  देने  के  लिए  सोचेगी  तो  किसानों  को  अच्छा  मुआवजा  नहीं  मिल  सकता

 ह ै|

 मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  किसानों  का  पिछले  पांच  सालों  में,  जिस

 साल  अच्छी  बरसात  हुई  होगी,  जिस  साल  अच्छी  उपज  हुई  होगी,  जमीन  ने

 कितनी  उपज  दी,  किसानों  ने  कितनी  मेहनत  करके  वहां  पर  उपज  निकाली,

 ज्यादा  से  ज्यादा  जो  यील्ल  पांच  सालों  में  होगी,  उसको  नजर  के  सामने  रख  कर,

 उस  हिसाब  से  बीमा  कंपनियों  द्वारा  किसानों  को  मुआवजा  दिया  जाना  चाहिए
 |

 अध्यक्ष  महोदय,  मैंने  कल  अपने  जिले  की  मालूमात  की  है
 ।

 महाराष्ट्र के

 बुलढाणा  जिले  में  आईसीआईसीआई  लैम्पार्ड  कंपनी  को  किसानों  और  सरकार

 की  ओर  से  लगभग
 175

 करोड़  रुपये  का  इंस्टॉलमेंट  गया  है
 ।  पिछले

 तीन
 सालों

 से  पूरे  बुलढाणा  जिले  में  सूखा  पड़ा  हुआ  है
 ।

 इस  साल  किसानों को  सिर्फ  56

 करोड़  रुपये  का  क्लेम  मंजूर  हुआ  है
 ।

 यह  योजना  सिर्फ  कंपनियों  के  लिए  चलाई

 जा  रही  है  या  किसानों  के  लिए  चलाई  जा  रही  है,  यह  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा

 |

 पहला  सवाल  था  कि  इसको  ऐच्छिक  बनाना  चाहिए,  कम्पलशन  नहीं  करना

 चाहिए |

 श्री  परषोत्तम  रूपाला  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  माननीय  सदस्य  ने  जो  सवाल

 उठाया  है  तो  स्वैच्छिक  वाले  प्रश्न  का  जवाब  विस्तार  से  दे  दिया  है  कि  सभी  राज्यों

 से  हमारे  पास  प्रजैंटेशन  आए  हैं,  उसके  उपरान्त  हम  ने  प्रो एक्टिव  बन  कर  सभी

 राज्यों  से  उनकी  राय  मांगी  है  ।  वह  राय  आ  जाने  के  बाद,  हम  इसके  बारे  में

 त्वरित  निर्णय  लेंगे  ।  अभी  खरीफ  के  सीजन  में  यही  योजना  लगेगी  और  आगे  के

 सीजन  के  लिए  सोचा  जाएगा  |

 आपका  सवाल  था  कि  प्रधान  मंत्री  फसल  बीमा  योजना  में  जो  ध्रैशहोल्ड

 [न  जाता  है,  वह  सबसे  अच्छे  साल  का  गिनना  चाहिए  और  यह  पिछले  साल  के
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 आधार  पर  नहीं  गिनना  चाहिए
 |
 मैं  आपकी  एवं  सभी  माननीय  सदस्यों  की

 जानकारी  के  लिए  बताना  चाहता  हूं  कि  इसका  प्रॉसिजर  ही  ऐसा  है  कि  जिस  साल

 का  बीमा  हम  मंजूर  करने  जा  रहे  हैं,  हम  उसके  पहले  के  सात  सालों  का  डेटा  लेते

 हैं  ।
 आप  मेरी  बात  सुन  लीजिए,  उसके  बाद  भी  आपकी  कोई  कैरी  होगी  तो  हम

 उसको  भी  क्लैरिफाई करेंगे
 ।

 उन  सात  सालों  में  से  वे  पांच  साल  चुने  जाएंगे  जो

 सबसे  अच्छे  हों
 ।

 उनमें  से  जो  कमजोर  होंगे,  वे  निकाल  दिए  जाएंगे  और  उन  पांच

 सालों  के  सबसे  अच्छे  डेटा  का  एवरेज  निकाल  कर,  उसको  श्रैेशहोल्ड  माना  जाता

 है  और  उन्हीं  के  साथ  इसी  साल  का  जो  प्रोडक्शन  होता  है,  इनको  मिला  कर

 गणना की  जाती  है
 ।
 हमें  किसानों  की  ओर  से  इसके  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं

 मिली है
 ।

 फिर  भी,  आपका  कोई  सुझाव  है  तो  आप  हमें  भेज  दें
 ।

 (Q.  44)

 SHRI  VINCENT  H.  PALA:  Sir,  in  the  brief  reply  given,  the  Minister

 has  admitted  that  the  proposal  for  setting  up  a  Central  Agriculture

 University  in  Meghalaya  will  be  there.  It  was  initiated  in  2009.  In  spite

 of  the  fact  that  the  Meghalaya  Government  has  already  handed  over  200

 acres  of  land  to  the  Central  Government,  the  University  has  not  come  up

 till  now.  May  I  know  from  the  hon.  Minister  the  reason  behind  the

 university  not  coming  up  there?

 कृषि  और  किसान  कल्याण  मंत्री,  ग्रामीण  विकास  मंत्री  तथा  पंचायती  राज

 मंत्री  (श्री  नरेन्द्र  सिंह  तोमर):  अध्यक्ष  जी,  माननीय  सदस्य  का  कहना  सही  है  कि

 वर्ष
 2009

 के  समय  योजना  आयोग  की  प्लानिंग  में  मेघालय  में  सैंट्रल  एग्रीकल्चर

 यूनिवर्सिटी आरम्भ  की  जाए,  ऐसा  विषय  था
 ।

 यह  विषय  प्रमुख  रूप  से  इसलिए
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 खड़ा  हुआ  था,  क्योंकि  इम्फाल  यूनिवर्सिटी  के  कार्यक्षेत्र  में  नागालैंड  नहीं  आता
 था

 |
 इसलिए  नागालैंड  मेघालय  को  मिलाकर  अलग  से  एक  सैंट्रल  यूनिवर्सिटी  बनाई

 जाए,  यह  बात  इसके  मद्देनज़र  रखते  हुए  तय  हुई
 थी  |

 लेकिन  बाद  में  वर्ष  2016

 में  इम्फाल  यूनिवर्सिटी  का  एक्ट  संशोधन  हुआ  और  उसमें  नागालैंड  को  जोड़

 दिया  गया
 |

 अब  नागालैंड  उसमें  जुड़  गया  है  और  इम्फाल  में  स्वाभाविक  रूप  से

 पूर्व  से  ही  सैंट्रल  एग्रीकल्चर  यूनिवर्सिटी  है,  इसलिए  यह  सोचा  गया  कि  अब

 नागालैंड  उसमें  शामिल  हो  गया  है  इस  वजह  से  इसकी  कोई  आवश्यकता  प्रतीत

 नहीं  होती  है
 ।

 पिछले  दिनों  मेघालय  के  मुख्य  मंत्री  आए  थे,  उन्होंने  और

 एग्रीकल्चर  मिनिस्टर  ने  आग्रह  किया  था  और  जो  पत्र  दिया  है,  उसकी  हम  जांच

 कर  रहे  हैं  |

 SHRI  VINCENT  H.  PALA:  The  hon.  Minister  of  State  for  Agriculture

 came  to  Meghalaya  in  2016  and  the  Hon.  Union  Minister  for  Agriculture

 came  to  Meghalaya  in  July,  2018.  When  they  came  to  Meghalaya,  they

 assured  the  Government  of  Meghalaya  that  a  university  will  be  set  up

 very  soon.  Will  the  hon.  Minister  assure,  through  you,  the  House  that

 the  university  will  come  up  as  per  the  promises  made  by  the  earlier

 Ministers?

 श्री  नरेन्द्र  सिंह  तोमर
 :

 अध्यक्ष  जी,  सदस्य  की  भावना  का  मैं  आदर  करता  हूं
 ।

 सामान्य  तौर  पर  हम  सभी  जनता  द्वारा  चुने  गए  नुमाइंदे  हैं
 ।

 अगर  सांसदों से

 पूछा  जाए,  तो  हर  सांसद  की  इच्छा  होती  है  कि  सैंट्रल  यूनिवर्सिटी  मेरे  क्षेत्र  में  हो
 ।

 लेकिन  हम  सभी  जानते  हैं  कि  सभी  सांसदों  के  क्षेत्र  में  यह  संभव  नहीं  है,  इसलिए

 सरकार  ने  और  आईसीएआर  ने  विचार  किया  कि  जो
 15

 क्लाइमेट  जोन्स  हैं,  पहले

 हम  उनमें  यूनिवर्सिटी खोलेंगे
 ।

 अभी  तक  तीन  यूनिवर्सिटियां इस  प्रकार  की

 आरंभ  की  गई  हैं,  जिनमें  इम्फाल  भी  है  और  कुछ  समय  पहले  झांसी  यूनिवर्सिटी

 आरम्भ की  गई  है
 |

 जब  मंत्री  जी  गए  होंगे,  उस  समय  जमीन  मिल  गई  थी,

 कर  दिया गया  है
 ।

 उस  कालेज  में
 18

 छात्रों  की  संख्या  है
 ।
 मैं  समझता हूं  कि
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 इम्फाल  यूनिवर्सिटी  से  यह  एरिया  कवर  हो  सकता  है  इसलिए  उस  समय  यह

 सोचा गया  था  |

 (Q.  45)

 श्री  राहुल  रमेश  शेवाले  :  अध्यक्ष  जी,  नेशनल  सैम्पल  सर्वे  ऑर्गेनाइजेशन  की

 असेस्मेंट
 रिपोर्ट  के  अनुसार आंशिक  तौर  पर  कुछ  चुनौतीपूर्ण कारण  हैं,  जो

 किसानों  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  को  प्रभावित  करते  हैं
 ।

 जैसे  कि  अनाज  के  लिए  अपर्याप्त  बाजार  और  संग्रह  केंद्रों  की  कमी,  उपयुक्त

 इंफ्रास्ट्रक्चर  और  संग्रह  सुविधा  की  कमी,  सामाजिक  शुद्ध  सुरक्षा  कार्यक्रम  का

 चावल  और  गेहूं  तक  सीमित  होना,  मूल्य  निगरानी  और  पूर्वानुमान  प्रणाली  के  बारे

 में  सूचनाएं  उपलब्ध
 न

 होना  आदि
 ।

 महोदय,  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  मेरे  द्वारा  बताए  गए

 चुनौतीपूर्ण  कारणों  के  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 है,  जिससे  पूरे  देश  में  किसानों  को  एक-समान  न्यूनतम  मूल्य  प्राप्त  होने  का  मार्ग

 प्रशस्त हो?

 श्री  परषोत्तम  रूपाला
 :

 माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  माननीय  सांसद  जी  ने  एक

 बहुत  ही  अहम  सवाल  उठाया  है  और  वे  जानना  चाहते  हैं  कि  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्य  कैसे  किसानों  को  उपलब्ध  हो  ।  मुझे  बहुत  नम्रता  के  साथ  और  बहुत  गौरव

 के  साथ  सदन  में  बात  रखनी  है  कि  जब  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  तय  होते  थे,  तो  जो

 कारण  माननीय  सदस्य  ने  बताया,  उसके  अलावा  भी  कई  कारक  सीएसपी  द्वारा

 जांचे  परखे  जाते  हैं  और  उसी  के  आधार  पर  मूल्य  तय  होते  थे
 ।

 हमारे  प्रधान  मंत्री

 श्री  नरेन्द्र  भाई  मोदी  जी  ने  जब  इस  विषय  को  हाथ  में  लिया,  तब  पहली  बार  इसे

 नीतिगत  स्वरूप  देते  हुए  इनकी  लागत  के  ऊपर  50  प्रतिशत  का  मुनाफा  देने  के

 बाद  ही  उसका  मूल्य  तय  होगा,  इसका  निर्णय  किया।



 इसके  चलते  अब  किसानों  को  उनकी  लागत  के  ऊपर  50  प्रतिशत  मुनाफा

 देकर  ही  मूल्य  निर्धारित  करने  की  नीति  बन  गई  है,  जो  देश  के  किसानों  के  हित  में

 लिया गया  है
 ।
 मैं  मानता  हूँ  कि  यह  मेरी  सरकार  और  हमारे  प्रधान  मंत्री  द्वारा  तो

 लिया  ही  गया  है,  लेकिन  यह  अभी  तक  की  सरकारों  में  लिए  गए  कदमों  में  से  श्रेष्ठ

 कदम
 है

 |

 श्री  राहुल  रमेश  शेवाले:  माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  मेरा  सप्लीमेंट्री
 केस

 यह  है

 कि  समय-समय  पर  प्राप्त  हुई  सूचनाओं  के  आधार  पर  यह  साबित  हो  चुका  है  कि

 बिचौलिए  और  सरकारी  अधिकारियों  की  सांठगांठ  के  कारण  किसानों  को  अपने

 उत्पादों  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  प्राप्त  नहीं  होता  है  और  वे  इस  सांठगांठ  का

 शिकार  होते  रहते  हैं,  जबकि  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  भी  होती  है
 |

 लेकिन  पता  नहीं  क्यों,  सरकार  उच्च  अधिकारियों  के  इस  नेक्सस  को  तोड़ने  में

 असमर्थ है  |

 अत:  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  का  इस  नेक्सस

 को  तोड़ने  के  लिए  कदम  उठाने  का  विचार  है,  जिससे  किसानों  को  अपने  उत्पादों

 का  सही  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  प्राप्त  हो  सके  ताकि  किसानों  के  जीवन  में

 खुशहाली आ  सके  |

 श्री  परषोत्तम  रूपाला  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  अभी  जिस  प्रकार  से  खरीद  का

 प्रोग्राम  लागू  होता  है,  मैं  आपको  बताना  चाहूँगा  कि  इसमें  अब  किसानों  के

 एकाउंट में  ही  पैसे  जाते  हैं  ।  अब  वह  पैसा  किसी  और  एजेंसी  के  पास  जाने  का

 सवाल  ही  नहीं  उठता  है  |  हम  जो  भी  प्रोक्योरमेंट  करते  हैं,  उसमें  किसान  का

 बैंक  एकाउंट,  आधार  कार्ड  आदि  की  जानकारी  लेने  के  बाद  उसका  माल

 प्रोखोर  होता  है  और  माल  प्रोक्यो।  होने  के  बाद  जब  वह  गोदाम  में  पहुँच  जाता  है,

 तो  उसकी  रसीद  मिलने  के  बाद  उसके  एकाउंट  में  सीधे  पैसे  ट्रांसफर  कर  दिये

 जात ेहैं  |  इसलिए  अब  बिचौलिए  वाली  बात  तो  खत्म  हो  गई  है  ।  फिर  भी,  यदि

 सांसद  महोदय  के  संज्ञान  में  किसी  विशेष  मंडी  की  या  किसी  किसान  की  समस्या

 है,  वे  मुझे  बताएँगे,  तो  मैं  अवश्य  इसकी  जाँच  करवाऊँगा  |
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 श्री  भर्तृहरि  महताब
 :

 माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपका  संरक्षण  चाहता  हूँ

 क्योंकि  पार्ट-सी  में  इस  प्रश्न  का  जो  रिप्लाई  दिया  गया  है,  वह  कम्प्लीट  नहीं  है  ।

 उसी  के  ऊपर  मेरा  प्रश्न  आधारित  है  |

 Is  the  Government  considering  to  operate  price  support  scheme

 which  is  now  under  an  umbrella  scheme  on  an  automatic  basis  for  the

 crop  decided  between  the  Centre  and  States,  with  provision  for  farmers

 traceability?  Is  the  Government  aware  that  insistence  for  prior  approval

 and  restrictions  related  to  qualities  reduce  the  efficacy  of  PSS?  It  is  not

 done  in  the  case  of  paddy  and  wheat.  Prior  approval  of  the  Government

 of  India  for  every  season  does  not  lead  to  credibility  to  the  farmer  on

 procurement  of  crops  under  PSS  and  it  does  not  provide  incentives  to

 diversify  from  paddy  or  wheat  into  other  cereals,  011  seeds  and  pulses.

 श्री  परषोत्तम  रूपाला
 :

 माननीय  अध्यक्ष  जी,  माननीय  सदस्य श्री  ने  बताया  कि

 हमारे  जवाब  में  उनको  कमी  मालूम  हो  रही  है
 ।

 माननीय  सदस्य श्री  बहुत  ही

 विद्वान  सांसद  हैं,  यह  मैं  जानता  हूँ  और  उनका  एकेडमिक  एक्सपीरिएंस  भी  है
 ।

 मैं  अपने  अधिकारियों  के  साथ  बिठाकर  इनका  मार्गदर्शन  प्राप्त  कराने  की  एक

 व्यवस्था करा  टूँगा  |
 मगर  अभी  जिस  प्रकार  की  व्यवस्थाएँ  हैं,  उनमें  आपको  पता

 है  कि  क्वालिटी  का  जो  रिस्ट्रक्शन  है,  उसे  रखना  थोड़ा  जरूरी  भी  है
 ।  यदि हम

 इसे  नहीं  रखेंगे,  तो  इसमें  माल प्रैक्टिस  होने  की  भी  संभावनाएँ  रहती  हैं
 ।  इसलिए

 वे  रिस्ट्रिक्शंस तो  रहेंगे  ही
 |

 लेकिन  किसी  भी  चीज  के  प्रोक्योरमेंट  के  लिए  राज्य

 सरकार  की  ओर  से  केन्द्र  सरकार  की  ओर  प्रस्ताव  आता  है,  तो  हम  बिना  विलम्ब

 किये  उसकी  मंजूरी  दे  देते  हैं
 ।

 श्री  प्रवेश  साहिब  सिंह  वर्मा  :  माननीय  अध्यक्ष  महोदय,  आपने  मुझे  दिल्‍ली  के

 किसानों  का  मुद्दा  उठाने  का  मौका  दिया,  इसके  आपका  धन्यवाद
 ।

 दिल्‍ली  भारत  की  राजधानी  होने  के  बावजूद  दिल्‍ली  की  एक  अज़ीब-सी

 स्थिति है
 |

 जैसे  आयुष्मान  योजना  दिल्‍ली  में  लागू  नहीं  है
 |

 दिल्‍ली  सरकार

 उसको  लागू  नहीं  कर  रही  है  ।  पूरे  देश  में  लोगों  को  इसका  फायदा  मिल  रहा  है
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 |
 वैसे  ही  उत्पादन  लागत  का  डेढ़  गुना  जो  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  है,  वह  दिल्‍ली

 के  किसानों  को  नहीं  मिल  रहा  है  ।  आज  भी  दिल्‍ली  के  80  गांवों  में  खेती  होती  है  |

 दिल्‍ली  के  किसानों  को  अपनी  फसल  बेचने  के  लिए  झज्जर  मण्डी  में  जाना  पड़ता

 है  ।  दिल्‍ली  के  नज़फगढ़  मण्डी  में  किसानों  को  फसलों  के  दाम  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।

 लोक  सभा  चुनाव  से  पहले  दिल्‍ली  सरकार  ने  बड़े-बड़े  विज्ञापन  लगाए  थे  कि

 हम  समर्थन  मूल्य  देंगे,  मगर  चुनाव  खत्म  होते  ही  वे  अपनी  बात  से  मुकर  गए
 |

 ऐसे  ही  पीएम-किसान  योजना  में  पूरे  देश  में  किसानों  को
 छ:

 हज़ार  रुपये  मिल  रहे

 हैं,  लेकिन  दिल्‍ली  के  किसान  को  उसकी  एक  भी  किश्त  नहीं  मिली  है
 ।  ऐसे ही

 दिल्‍ली  के  किसानों  को  पेंशन  योजना  का  लाभ,  जो  प्रधान  मंत्री  जी  ने  किसानों  को

 पेंशन  योजना  दी  है,  क्या  दिल्‍ली  के  किसान  किसी  गिनती  में  नहीं  आते  ?

 अगर  दिल्‍ली  की  सरकार  किसानों  को  लाभ  नहीं  देना  चाहती,  तो  हमारी

 भारत  सरकार  दिल्‍ली  के  एलजी  से  बात  करे
 ।

 कोई  ऐसा  सिस्टम  लेकर  आए

 जिससे  दिल्‍ली  के  किसानों  को  भी  पूरे  भारत  के  किसानों  जैसा  लाभ  मिले
 ।

 दिल्‍ली  में  वर्ष  2008  में  कांग्रेस  की  सरकार  थी,  तब  उन्होंने  दिल्‍ली  में  किसान  का

 दर्जा  खत्म  कर  दिया  था.
 ।

 अभी  तक  केजरीवाल  सरकार  ने  उसको  लागू  नहीं

 किया  |
 अत:  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  दिल्‍ली  के

 किसानों को  न्याय  मिलेगा?

 श्री  परषोत्तम  रूपाला
 :

 माननीय  अध्यक्ष  जी,  माननीय  सांसद  महोदय  ने  जो  प्रश्न

 उठाया,  यह  बहुत  गंभीर  नेचर  का  सवाल  है
 ।

 भारत  सरकार  की  जो  भी  योजनाएं

 हैं,  आप  भली-भांति  जानते  हैं  कि  कृषि  राज्य  का  सब्जैक्ट  होने  के  कारण  हम  जो

 भी  योजनाएं  लागू  करते  हैं,  वे  राज्यों  के  माध्यम  से  ही  लागू  कर  सकते  हैं
 ।  अभी

 तक  हमारा  पिछला  अनुभव  ऐसा  भी  रहा  है  कि  कई  राज्यों  से  पीएम-किसान  का

 डेटा  सेंट्रल  को  उपलब्ध  नहीं  हुआ  था
 ।

 इसके  चलते  हम  इनको  बैनिफेट  नहीं  दे

 सकते  थे,  मगर  अभी-अभी  हमारे  पास  जानकारी
 आ

 रही  है  कि  उसमें  जिन  राज्यों

 ने  पहली  किश्त  के  समय  डेटा  नहीं  भेजा  था
 -

 उसका  जो  भी  कारण  होगा,  मैं  यहां

 उसकी  चर्चा  नहीं  करना  चाहता  हूं
 -

 अब  उन  राज्यों  की  ओर  से  डेटा  आना  शुरू

 हो  गयाहै  |



 मैं  अपने  विभाग  की  और  से  इन  तीनों  चीज़ों  के  लिए
 -

 आपके  किसानों  को

 मूल्य  वर्धित  दाम  मिले,  एमएसपी  का  लाभ  मिले,  पीएम-किसान  योजना  का

 बैनिफेट  मिले  और  पेंशन  की  योजनाओं  का  बैनिफेट  भी  दिल्ली  कत्र  में  रह  रहे

 किसानों  को  कैसे  मिल  सकता  है,  उसके  बारे  में  हमारी  ओर  से  क्या  हो  सकता  है,

 हम  निश्चित  रूप  से  उसका  संज्ञान  लेकर  आपकी  जानकारी  में  रखेंगे  |

 (Q.  46)

 श्री  रवि
 किशन:

 अध्यक्ष  महोदय,  धन्यवाद,  आपने  मुझे  पूरक  प्रश्न  पूछने  की

 अनुमति  दी,  मैं  आपको  प्रणाम  करता  हूं
 ।

 मैं  हृदय  से  आभारी  हूं  अपने  यशस्वी

 प्रधान  मंत्री  नरेन्द्र  मोदी  जी  का,  जिनकी  कृपा  से  आज  विश्व  के  इस  लोकतंत्र  के

 इतने  बड़े  मंदिर  में  मुझे  खड़े  रहने  का  मौका  मिला
 ।

 महोदय,  आज  गाय  और  गोवंश  के  अस्तित्व  पर  खतरा  मंडरा  रहा  है
 ।  यह

 गंभीर  चिंता  का  विषय  है
 ।

 इस  चिंता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमारे  दूरदर्शी

 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  पशुपालन  को  एक  स्वतंत्र  मंत्रालय  बनाया
 ।
 मैं  आपके

 माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  गाय  और

 गोवंश  के  संरक्षण  हेतु  गऊपालन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  किसानों  को  राज्य

 सहायता  देने  पर  विचार  कर  रही  है?  यदि  हां,  तो  इसे  कब  तक  लागू  किया

 जाएगा?  इससे  किसानों  की  आय  में  वृद्धि  होगी  और  गऊपालन  को  बढ़ावा  मिलेगा

 |  धन्यवाद |

 श्री  गिरिराज  सिंह
 :

 अध्यक्ष  महोदय,  माननीय  सदस्य  ने  जो  विषय  उठाया  है,

 सचमुच  में  देश  के  लिए  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है
 ।

 आज  देश  में  जितनी  हम

 क्रिप्स  से  आमदनी  करते  हैं,  उससे  ज़्यादा  हम  gu  से  आमदनी  कर  रहे  हैं
 |  हम

 गाय  का  संरक्षण कर  रहे  हैं
 ।

 मोदी  जी  की  पिछली  सरकार  ने  गोकुल  मिशन

 लाया,  उसमें  हमने  सारे  प्रावधानों  को  रखा,  जैसे  नस्लों  में  सुधार,  उनके  स्वास्थ्य,



 उनके

 संरक्षण  और  नई-नई

 टैक्नोलॉजी

 के  माध्यम  से  हम  देश  में  संरक्षण  कैस
 करें

 |

 आज  एक  बड़ी  समस्या  है  कि  जब  हमारे  यहां  मेल  बछड़े  पैदा  हो  जाते  हैं,  तो

 किसानों को  समस्या  होती  है  ।  अब  हम  सेकस्ड़  सीमन  की  भी  व्यवस्था  कर  रह  हैं,

 जो  किसानों  को  उपलब्ध  होगा  और  केवल  बछिया  ही  पैदा  होगी  ।  महोदय,

 केवल  यही  नहीं,  हम  ईटी
 -

 एम्ब्रेयो  ट्रांसप्लांट  की  भी  व्यवस्था  करेंगे
 |  उसके

 लिए  हमने
 30

 स्थान  चिह्नित  किए  हैं
 |

 इस  तरह  से  हम  आईवीएफ  टैक्नोलॉजी

 का  भी  सहारा  ले  रहे  हैं  |  प्रथम  कैबिनेट  में  पहले  प्रधान  मंत्री  होंगे,  जिन्हों  ने

 13,500  करोड़  रुपये  केवल  पशुधन  के  रोगों  से  मुक्त  कराने  के  लिए  दिए  हैं
 |

 इसलिए,  मैं  माननीय  महोदय  को  आश्वस्त  कराना  चाहता  हूं  कि  गायों  के  संरक्षण

 की  पूरी  व्यवस्था की  जाएगी  |

 श्री  रवि  किशन:  अध्यक्ष  महोदय,  गौ  हमारे  राष्ट्र  की  सम्पत्ति  है,  हमें  उनकी  रक्षा

 करनी  चाहिए,  ऐसा  अटल  जी  ने  कहा  था
 ।
 मैं  आदरणीय  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  गौशालाओं  को  गौ  अनुसंधान  केन्द्र  के  रूप  में

 विकसित  करने  का  विचार  रखती  है?  मेरे  प्रश्न  का  संदर्भ  इस  बात  से  है  कि  हमारे

 देश  में  आजकल  बाहर  की  गौ  प्रजातियों  को  अधिक  प्रोत्साहन  मिल  रहा  है  और

 स्वदेशी  प्रजातियां उपेक्षित  हो  रही  हैं
 ।

 स्वदेशी  प्रजातियां हमारी  भौगोलिक

 परिस्थितियों के  अनुकूल  हैं.
 ।

 अगर  उन्हें  प्रोत्साहित
 न

 किया  जाए  तो  उनके

 जेनेटिक  पूल  नकारात्मक  तरीके  से  प्रभावित  होते  हैं
 |

 इसलिए  सरकार  से  मेरा

 आग्रह  है  कि  इन्हें  गौ  अनुसंधान  केन्द्र  के  रूप  में  विकसित  किया  जाए
 ।  क्या

 सरकार  की  ऐसी  योजना  है?  जैसे  आवारा  गौवंश  को  संरक्षित  करने  के  लिए  भी

 सरकार,  क्या  न्याय  पंचायतवार  गौ  रक्षण  केन्द्र  पर  विचार  कर  रही  है?

 श्री  गिरिराज  सिंह
 :

 महोदय,  पशुओं  को  मैं  आवारा  नहीं  कह  सकता  हूं,  बेसहारा

 कहता हूं
 ।

 ये  बेसहारा  पशुओं  के  संरक्षण  का  काम  राज्य  सरकार  के  द्वारा  होता

 है  ।
 मैं  धन्यवाद  दूंगा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को,  जिसने  चार  हजार  आश्रय  केन्द्र

 खोले,  क्योंकि  यह  राज्य  का  विषय  होता  है
 ।  उन्होंने लगभग  20,03,703  पशुओं

 को  आश्रय  देने  का  काम  किया  है
 |

 योगी  जी  की  सरकार  को  मैं  धन्यवाद  देना
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 चाहता हूं
 |

 भारत  सरकार  के  अन्दर  ऐनिमल  वेलफेयर  बोर्ड  है
 |

 उसके  तहत

 हम  पशुओं  को  संरक्षित  करते  हैं,  उसके  लिए  योजना  भी  है
 ।

 जो  योजनाएं आती

 हैं,  उन  योजनाओं  के  साथ  उनको  जोड़ने  का  काम  करते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने

 जो  कहा  और  यह  पहले  भी  कहा  था,  हम  कंजर्वेशन  को  महत्त्व  दे  रहे  हैं
 ।

 डे  बाई

 डे  जो  विदेशी  नस्ल  के  पशु  हैं,  उनका  जर्म  प्लाज्म  धीरे-धीरे  कम  हो  रहा  है
 ।  देशी

 पशुओं  को  गोकुल  मिशन  के  तहत  पांच  साल  में  जो  संरक्षित  करने  का  काम  किया

 गया  है,  आपको  आश्वस्त  कर  रहा  हूं  कि  आने  वाले  पांच  साल  में  हमारी  भी  गायें

 उस  लेवल  में
 आ

 जायेंगी,  जिस  लेवल  पर  विदेशी  और  दूसरे  नस्ल  की  गाय  आती

 हैं  ।

 माननीय  अध्यक्ष
 :

 श्री  मनोज  तिवारी  उपस्थित  नहीं
 |

 DR.  SHASHI  THAROOR:  Hon.  Speaker,  Sir,  thank  you  very  much.

 The  hon.  Minister  has  stated  that  though  cow  protection  is  of  course  a

 State  subject,  yet  the  scheme  of  provision  of  shelter  houses  for  looking

 after  animals  in  distress  is  being  implemented  through  the  Animal

 Welfare  Board  of  India.  Now,  what  I  wanted  to  point  out  is  that,  as  you

 know,  a  lot  of  cow  protection  committees,  Gau  Rakshak  Samities,  have

 been  unauthorizedly  individually  set  up  and  mushroomed  over  the

 country,  many  of  which  have  been  indulging  in  wanton  acts  of  violence

 of  lynching,  of  attacking  and  goondaism.

 I  am  wondering  whether  the  hon.  Minister,  the  hon.  Home  Minister

 is  also  present  here,  would  consider  using  the  same  policy  to  ensure  that

 only  Committees  authorised  by  the  Animal  Welfare  Board  of  India  and

 recognised  by  the  Government  of  India  are  allowed  to  function.  It  is

 because  these  large  numbers  of  informally  constructed  committees  have

 proved  a  law  and  order  menace  in  the  country.  Now,  I  recognise  that  law

 and  order  also  is  a  State  subject  and  belongs  to  another  Minister,  but  the

 larger  issue  1s  you  have  the  capacity  to  authorise  and  clarify  who  can
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 qualify  to  be  a  Gau  Rakshak  Samiti  and  on  that  basis  you  can  use  a

 policy  just  as  you  have  done  with  the  provision  of  shelter  houses  and  do

 the  same  to  protect  the  ordinary  individuals  by  recognising  only

 authorised  committees  so  that  in  their  name  random  acts  of  violence  and

 goondaism  cannot  be  perpetrated.

 श्री  गिरिराज  सिंह:  महोदय,  माननीय  सदस्य  ने  जिस  विषय  को  उठाया  है  कि

 ऐनिमल  वेलफेयर  बोर्ड  के  द्वारा  जो  चिह्नित  या  मान्यता  प्राप्त  जिन्हें  आश्रय  भवन

 कहें  या  आश्रय  देने  वाली  जो  संस्थाएं  हैं,  उनके  क्या  मापदण्ड  हैं,  इसकी  छानबीन

 की  भी  प्रक्रिया है  ।  अगर  कोई  विशेष  बात  हो,  जिस  पर  इनकी  आपत्ति  हो,  वह

 उस  मापदण्ड  पर  नहीं  उतरता  है  तो  माननीय  थरूर  साहब  बता  दें  ।  यदि वह

 उस  मापदण्ड  पर  नहीं  होगा  तो  उस  पर  कार्रवाई  की  जाएगी  |

 (Q.  47)

 श्री  तासीर  गाव  :  ऑनरेबल  स्पीकर  सर,  एक  जमाना  था,  जब  अरुणाचल,

 हिमालय  स्टेट  होने  के  कारण  इस  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम  में  हेड  कैरिज

 का  जहाँ  रास्ते  नहीं  हैं,  वहाँ  हेड  कैरिज  इंट्रोड्यूस  किया  गया  था,  लेकिन

 एफ.सी.आई.  और  वहाँ  के  लोकल  कॉँट्रैक्टर्स  के  करप्शन  की  वजह  से  अभी

 पी.डी.ए.  सिस्टम  में  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  पेमेंट  कर  दिया,  लेकिन  सेंट्रल  गवर्नमेंट  री-

 इंबर्समैंट नहीं  दे  रही  है
 ।

 मैं  इसका  समाधान  ऑनरेबल  यूनियन  मिनिस्टर  से

 चाहता हूँ  |

 उपभोक्ता  मामले,  खाद्य  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (श्री  दानवे  रावसाहेब  दादाराव):  अध्यक्ष  महोदय,  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रश्न

 पूछा  है,  उसके  लिए  अलग  प्रश्न  पूछना  चाहिए  था
 ।

 उनका  मूल  प्रश्न  था  कि  क्या

 कोई  ऐसा  फिक्स  एरिया  चिह्नित  है,  जहाँ  सरकार  अनाज  पहुंचाएगी?  माननीय

 अध्यक्ष  महोदय,  सन्‌  1960  से  जो  पी.डी.एस.  का  कानून  चल  रहा  था,  जब  2013

 में  यह  कानून  बदला  और  फूड  सिक्योरिटी  एक्ट  बना,  उसके  बाद  कोई  ऐसा  स्टेट

 नहीं  है,  सभी  राज्यों  और  संघशासित  राज्यों  में  सरकार  ने  लोगों  को  अनाज  का

 सभी  तरह  कानूनी  हक  दिया  है,  इसलिए  ऐसा  कोई  एरिया  चिह्नित  नहीं  है,
 लेकिन
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 अवर
 है  कि  पी.डी.एस.  के  जो  पैसे  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  बाकी  हैं,

 मे  ऐसा  लगता  है  कि  राज्य  सरकार  अगर  ।  गवर्नमेंट  को  शेष

 धनराशि

 का

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  देती  है,  तो  हम  मुहैया  कराएंगे
 ।

 श्री  रामविलास  पासवान:  यह  मामला  पिछली  सरकार  के  समय  से  लम्बित  है

 और  वहाँ  के  मुख्य  मंत्री  ने  कई  बार  हमसे  मुलाकात  भी  की  थी
 ।

 यह  मामला

 थोड़ा  जटिल  है  और  हम  लोगों  ने  नॉर्म  बनाया  था  कि  जो  हिल  रियाज़  हैं,  जहाँ

 ट्रक  नहीं  जा  सकता  है,  बसें  नहीं  जा  सकती  हैं,  खाना  उठाकर  ले  जाते  हैं  और

 वहाँ  सरकारें  भी  बदलती  रहती  हैं  ।  यह  सब  सरकार  की  नॉलेज  में  है  और  हम

 लोग  उनके  साथ  पत्राचार  कर  रहे  हैं  और  मिलते  भी  रहते  हैं
 ।

 जो  जेनुइन  चीज़

 होगी  उसमें  हमको  कोई  आपत्ति  नहीं  है  और  हम  स्वयं  इसे  देख  रहे  हैं
 ।  लेकिन

 जहाँ  तक  लीगली  या  फाइनेंशियली  इन्वॉल्वमेंट  का  सवाल  है,  तो  उसको  जब  तक

 डिपार्टमेंट  क्लीयर  नहीं  करता  है,  तब  तक  हम  कोई  निर्णय  नहीं  ले  सकते  हैं  ।

 (0.  48)

 माननीय  अध्यक्ष  :  श्री रंग  आप्पा  बारे  जी  |

 श्री  श्री रंग  आप्पा  बारणे  :  माननीय  अध्यक्ष  जी,  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  द्वारा

 सामाजिक  न्याय  और  अधिकारिता  मंत्रालय  के  अंतर्गत  कई  सारी  योजनाओं  की

 घोषणा  होती  हैं,  लेकिन  उन  पर  पूर्णरूप  से  अमल  नहीं  हो  पाता  है
 ।

 इसके  बारे

 में  कई  बार  मीडिया  में  खबरें  आती  रहती  हैं  ।  वास्तव  में  निचले,  गरीब  लोगों  तक

 यह  योजना  नहीं  पहुँचती है
 ।

 कई  बार  ऐसा  पता  चलता  है  कि  सरकारी  बाबू  इस

 योजना  का  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  लेते  हैं  और  इस  योजना  में  गड़बड़ी  होती  है  ।

 माननीय  अध्यक्ष  जी,  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूँ  कि  सरकार  इस  योजना  को  आखिरी  गरीब  आदमी  तक  पहुँचाने  का

 क्या  उपाय  कर  रही  है?  इस  योजना  में  गड़बड़ी  के  बारे  में  सरकार  के  पास

 कितनी  शिकायतें  आई  हैं  और  इन  शिकायतों  पर  सरकार  क्या  कार्रवाई  कर  रही

 है?



 श्री  थावर  चंद  गहलोत:  अध्यक्ष  महोदय,  मूल  प्रश्न  से  इसका  कोई  संबंध  नहीं  है
 |

 प्रश्न  में  यह  पूछा  गया  था  कि  ऐसी  कौन  सी  योजनाएँ  हैं,  जिसमें  सुधार  करने  का

 प्रयास  किया  जा  रहा  है,  परन्तु  माननीय  सदस्य  ने  जो  जानकारी  माँगी  है,  उस

 संबंध  में  मैं  बताता  हूँ  कि  मेरे  विभाग  में
 3

 दर्जन  से  अधिक  योजनाएँ  चल  रही  है,

 जो  अनुसूचित  जाति  वर्ग  के  हित  संरक्षण  के  लिए  है
 ।

 भिन्न-भिन्न  योजनाओं  के

 माध्यम  से  उनका  हित  संरक्षण  करने  का  प्रयास  किया  जाता  है  ।  हम  राज्यों के

 संपर्क  में  रहते  हैं,  राज्यों  के  साथ  मीटिंग  करते  हैं  और  उन  योजनाओं  की

 जानकारी  देकर  जो  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है,  उसकी  समीक्षा  राज्यों  के

 अधिकारियों,  एन.जी.ओ.  से  वीडियो  कांफ्रेंसिंग  के  माध्यम  से  भी  करते  हैं  |

 समय-समय  प्रचार-प्रसार  भी  करते  हैं  |

 इन  योजनाओं  का  लाभ  धरातल  तक  पहुंच  सकें  और  जिनके  लिए  ये  बनी  हैं,

 उनको  इनका  लाभ  मिलता  रहे
 |

 अभी  तक  हमारे  पास  इस  विषय  में  किसी

 प्रकार  की  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।

 मुझे  यह  खुशी  है  कि  हमने  इन  पांच

 वर्षों  में  इस  विभाग  को  जीवंत  बनाया  है,  सक्रिय  बनाया  है  और  मेरे  विभाग  को

 सात  गिनीज  वर्ल्ड  रिकार्ड  का  भी  सौभाग्य  प्राप्त  हुआ  है
 ।

 माननीय  अध्यक्ष
 :

 माननीय  सदस्य  क्या  आप  सप्लमेन्ट्री  पूछना  चाहते  हैं?

 श्री  श्री रंग  आप्पा  बारणे
 :

 माननीय  अध्यक्ष  जी,  माननीय  मंत्री  जी  ने  उत्तर  में

 समुचित  रूप  से  जवाब  दिया  है
 ।

 कई  नई  योजनाएं चालू  की  हैं
 ।

 जो
 योजना

 चालू  करते  हैं,  उसके  बारे  में  मैंने  मंत्री  जी  से  पूछा  है
 ।

 इस  योजना  में  गड़बड़ी

 जरूर  होती  है,  क्योंकि  गैर  वित्तीय  वर्ष  में  जितनी  धनराशि  आबंटित  की  थी,  उससे

 कहीं  ज्यादा  मांग  इस  योजना  में  थी
 ।

 आपने  कई  नई  योजनाएं  चालू  की  हैं
 ।  मेरा

 सीधा  सवाल  है  कि  आप  इतनी  योजनाओं  को  चालू  कर  देते  हैं,  लेकिन  मंत्रालय  से

 धनराशि  की  जितनी  मांग  होती  है,  उतनी  धनराशि  वहां  तक  नहीं  पहुंच  पाती  है
 ।

 इस  बारे  में  मंत्रालय  क्या  जवाब  देगा
 ?

 श्री  थावर  चंद  गहलोत
 :

 अध्यक्ष  महोदय,  विभाग  को  पर्याप्त  बजट  मिला  है  और

 जो  बजट  मिला  है,  हमने  उसका  98  प्रतिशत  से  भी  ज्यादा  खर्च  कर  दिया  है  |

 जहां  तक  सवाल  है  कि  राज्यों  को  उन  योजनाओं  का  लाभ  नहीं  मिलता  है  या



 खबर
 नहीं  होती  है,  इसमें  सत्यता  नहीं  है  ।  मैंने  पहले  भी  इस  बात  का  उत्तर  दिया

 है  |
 वह  कोई  स्पेसिफिक  योजना  की  बात  पूछें

 |
 अगर  इनके  पास  कोई

 शिकायत  आई  हो,  तो  उसे  मेरे  पास  भेजें,  मैं  उस  पर  कार्रवाई  करूंगा  |

 डॉ.  प्रीतम  गोपीनाथ  राव  मुंडे:  अध्यक्ष  महोदय,  आपका  धन्यवाद
 ।
 मैं

 मंत्री

 महोदय  का  भी  आभार  व्यक्त  करना  चाहती  हूं  कि  उन्होंने  सारी  योजनाओं  के  बारे

 में  विस्तार  से  ब्यौरा  रखा  है
 |

 मेरा  सवाल  स्कॉलरशिप  को  लेकर  है  कि  एससी  जो

 स्कॉलरशिप  है,  वह
 100

 प्रतिशत  है,  ट्यूशन  और  डेवलेपमेंट  फीस  भी  उसके

 साथ  मिलती  है
 |

 जबकि  ओबीसी  और  एन.टी.  को  सिर्फ  ट्यूशन  फीस  दी  जाती  है

 और  वह  भी  समय  से  नहीं  पहुंच  पा  रही  है  ।  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  एक  गवर्मेट

 मेडिकल  कालेज  है,  जिसमें  2016-17  और  2017-18  की  जो  ओबीसी  की

 स्कॉलरशिप  है,  वह  वर्ष  2018  के  अंत  में  उनको  इकट्ठा  प्राप्त  हुई  थी
 ।

 क्या  भारत

 सरकार  राज्य  सरकार  को  कोई  कड़े  निर्देश  देगी  की  उनकी  जो  ट्यूशन  फीस  है,

 उसको  समय  पर  जमा  किया  जा  सके?  क्या  इसमें  हॉस्टल  फीस  को  इन्क्लूड

 करने  का  कोई  प्रावधान  सरकार  ने  किया  है?

 अध्यक्ष  महोदय,  मैं  इसके  साथ  में  एक  और  सवाल  पूछना  चाहती  हूं  कि

 सवर्णों  को  जो
 10

 प्रतिशत  आरक्षण  केन्द्र  सरकार  दे  रही  है,  उससे  लोगों  को

 एडमिशन  तो  मिल  जाएगा  और  नौकरियों  में  भी  शायद  आरक्षण  मिल  जाएगा
 |

 इनका  जो  शैक्षणिक  शुल्क  है,  क्या  उसका  भार  उठाने  के  लिए  सरकार  ने  कोई

 प्रावधान किया  है  ?

 श्री  थावर  चंद  गहलोत
 :

 अध्यक्ष  महोदय,  हमने  शिक्षा  के  सशक्तीकरण  के  लिए

 छः
 प्रकार  की  छात्रवृत्ति मय  योजना  चालू  की  हुई  हैं

 ।
 उसमें  प्री  मैट्रिक, पोस्ट

 मैट्रिक,  ओवरसीज़  स्कॉलरशिप,  विदेश  जाकर  पढ़ने  के  लिए  स्कॉलरशिप,  फ्री

 कोचिंग,  फेलोशिप  योजना  आदि  के  माध्यम  से  हम  उनका  सशक्तिकरण  करते  हैं

 ।
 मूल  प्रश्न  में  जो  बात  है,  वह  इससे  संबंधित  है

 ।
 पोस्ट  मैट्रिक  छात्रवृत्ति  का

 एरियर  वर्ष  2013-14  से  ही  चला  आ  रहा  था  ।  हमें  जब  सरकार  में  आने  का

 अवसर  मिला  तो,  साढ़े  छः  हजार  करोड़  रुपयों  से  ज्यादा  का  एरियर  था,  जो

 बढ़कर  साढ़े  सात  हजार  करोड़  रुपयों  का  हो  गया  था.  |  हमने  इस  साल  तक
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 पूरा  करने  का  संकल्प  लिया  है
 ।

 हम  अगले  माह  तक  पूरे  एरियर  की  राशि  संपूर्ण

 रूप  से  उनको  दे  देंगे
 |

 इसमें  एक  कठिनाई
 आ

 रही  थी,  जिसमें  सुधार  करने  का

 प्रयास  हमने  राज्यों  के  साथ  संपर्क  करके  किया  है
 |

 अभी  तक  जो  प्रतिबद्ध

 देयता  थी,  वह  राज्य/संघ  राज्यों  की  बनती  थी
 ।

 कुछ  कमिटेड  लाइबिलिटी  के

 कारण  बहुत  सारे  राज्यों  को  केन्द्र  का  कुछ  भी  हिस्सा  नहीं  मिलता  था.
 ।  अगर

 उस  नियम  के  हिसाब  से  चलते,  तो  हमको  राज्यों  से  लेना  पड़ता,  इस  प्रकार  की

 परिस्थिति बन  गई  थी
 ।

 अभी  हम  राज्यों  के  साथ  संपर्क  करके  शेयर  सिस्टम  को

 लागू  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं
 ।

 हमारा  प्रयास  है  कि  राज्य  उसमें  सहमति

 देंगे  |
 केन्द्र  प्रायोजित  योजना  होने  के  बाद  भी  हम  सोचते  हैं  कि  शिक्षा  राज्यों  का

 विषय  है,  इसलिए  उनकी  भी  कुछ  हिस्सेदारी  हो
 ।

 हम
 75:25

 का  शेयर  राज्यों  के

 साथ  संपर्क  करके  उसे  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं
 ।

 यह  जब  हो  जाएगा,

 तब  जिन  राज्यों  को  अभी  पैसा  नहीं  मिलता  है,  उनको  भी  मिलने  लगेगा  ।  जहां

 तक  10  प्रतिशत  आरक्षण  का  जो  प्रावधान  हमने  किया  है,  वह  ऐतिहासिक  निर्णय

 और  मेरे  मंत्रालय  के  माध्यम  से  उसे  हल  करने  का  प्रयास  हम  करेंगे.  ।
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